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सं . प्रो.वि./भिवानी/ 41-83/ 60 328.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . हरियाणा राज्य परिवहन , जीन्द , 
के अमिक श्री टेक राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 -श्रम -70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864- ए.एस.ओ.( ई ) श्रम -70/ 13 648, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नोचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 

क्या श्री टेक राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


सं . ओ.वि./ एफ.डी./272-83/6033 5. - चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै ० उपाध्याय इन्जीनियरिंग वर्कस 18, 
जवाहर कालोनी, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री विहारी लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में 
कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद के न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन प्रौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा, फरिदाबाद को नीचे निदिष्ट विवादग्रस्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों 
के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निदिष्ट करते हैं : 


क्या श्री बिहारी लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


सं . प्रो.वि./ रोहतक / 123-83/ 60342 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है को मै . वी . के एण्ड कम्पनी मार्फत 
एच.एन.जी. एण्ड इण्डस्ट्रीज लि ० बहादुरगढ़ ( रोहतक ) के श्रमिक श्री सुरेश कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद 
लिखित लामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 -श्रम-70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864- ए.एस.पो. ( ई) श्रम-70/ 13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की 

धारा, 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त, प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला 
है । 


1 


- 


क्या श्री सुरेश कुमार की सेवानो का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं.प्रो.वि. / अम्बाला/ 279-83/ 60349.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . हरियाणा राज्यवेयर हाऊसिंग 
कारपोरेशन , चण्डीगढ़ , के श्रमिक श्री जगदीश लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक 


विवाद है ; 


और पूंकि हरियाणा के राज्यपाल , विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


10 को 


इसलिए, पब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415--3- श्रम -68/ 
15254, दिनांक 20 जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए मधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 
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द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है, जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विधादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 


क्या श्री , जगदीश लाल की सेवाओं का समापन.न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . ओ.वि./ रोहतक /123-83/ 60355.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . बी.के. एण्ड कम्पनी मार्फत 
एच.एन.जी. एण्ड इन्डस्ट्रीज लि ० वहादुरगढ़ ( रोहतक ) के श्रमिक श्री गजे सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करने वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शंक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1श्रम-70/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864-ए.एस.पो.( ई) श्रम -70/ 13648, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उका विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है 


:-- 


क्या श्री गजे सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत का हकदार है ? 


सं. पो.वि./ एफ.डी./ 215-83/ 603 62.-~-चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै. मुख्य प्रशासक, फरीदाबाद कन्प लेक्स 
एडमिनिस्ट्रेशन एन.आई.टी. ,फरीदाबाद के श्रमिक श्री दया नन्द तथा उसके प्रबन्धकों के माध्य इसमें इसके बाद निहितंवे 
सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवद को यानिणय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , औद्योगिगक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन औद्योगिक 
अधिकरण, हरियाणा , फरीदाबाद को नीचे विनिदिष्ट विवादग्रस्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा 
प्रबन्ध कों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 


-- 


क्या श्री दया नन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . पो.वि./ रोहतक/ 122-83/ 60369.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म. बी.के एण्ड कम्पनी मार्फत एच.एन.जी. 
एण्ड इन्डस्ट्रीज लि ० बहादुरगढ़ ( रोहतक ) , के श्रमिकः श्री सिलके राम तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम -70/ 32573, दिनांक: 6 नवम्बर, 1970 
साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-एइएस.पो.( ई ) श्रम- 70/12648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला 


है : 


क्या श्री सिलक राम की सेवाओं का समापठीक है ? न न्यायोचिग तथा यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


